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बिहार और अन्य

नाम 

डॉ. चैत्रय कुमार सिंसह और अन्य।

(सिसबि#ल अपील संख्या-5709/2019) 19 जुलाई, 2019

{डॉ. धनंजय #ाई चंद्रचूड़ और इबंि6रा नज7, न्यायमूर्ति9गण}

से#ा काननूः स्थानां9रण-6ो राज्यों का पनुगDठन-बिहार राज्य और झारखंड राज्य में पू#D#97 राज्य का
बि#भाजन-प्रथम  प्रति9#ा6ी-तिचबिकत्सा  अतिधकारी  को  प्रारम्भ  में  झारखंड  राज्य  को  आ# ंबिN9  बिकया  गया-
प्रति9#ा6ी के अनुरोध पर 9ीन साल के ा6, 6ोनों राज्यों के आपसी सहमति9 के साथ बिहार राज्य के लिलए
आ#ंNन बिकया गया-हालांबिक, प्रति9#ा6ी ने झारखंड राज्य के कमDचारी के रूप में काम करना जारी रखा ज
9क बिक #ह से#ाबिन# ृलिR की आय ुप्राप्त नहीं कर लिलया-प्रति9#ा6ी द्वारा, अपने से#ाबिन# ृलिR से कुछ बि6नों पहले,
6ायर रिरN यातिचका में, बिहार राज्य में शाबिमल होने से उन्हें राह9 6ेने के लिलए झारखडं राज्य को बिन6[श जारी
करने की मागं की गयी-उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य को झारखंड राज्य से स्थानां9रण पर अपने कमDचारी
के रूप में पहले प्रति9#ा6ी को स्#ीकार करने के लिलए आ6ेश जारी करने के लिलए बिन6[श जारी बिकया-तिड#ीजन
ेंच द्वारा रकरार रखा गया-अपील पर, कहा गयाः प्रथम प्रति9#ा6ी ने अपने कानूनी उपचारों को पाने के लिलए
कोई क6म नहीं उठाया ज #ह झारखंड राज्य के फैसले से व्यथिथ9 था बिक उसे से#ा से कायDमुक्त नहीं बिकया
गया 9ाबिक #ह बिहार राज्य में शाबिमल हो सके-उसने उस स्9र पर उपलब्ध राह9ों के लिलए काननू के 9ह9
अपने अतिधकारों और उपचारों का पालन नहीं बिकया,  ल्किcक सा9 साल 9क झारखंड राज्य के लिलए काम
करना जारी रखा और 30 अप्रैल 2017 को से#ा से से#ाबिन# ृR हो गया। 31 जुलाई  2017 को झारखण्ड
सरकार का उनकी से#ाबिन# ृलिR के ा6, उन्हें कायDमुक्त करने का आ6ेश, इसका कोई परिरणाम नहीं है-अ
झारखंड राज्य में से#ाबिन# ृलिR की आयु प्राप्त कर ली ह,ै सिजस राज्य को उन्हें मूल रूप से सौंपा गया था और
जहां पनुः आ#ंNन के आ6ेश के ा#जू6 प्रति9#ा6ी ने सा9 साल 9क काम बिकया, यह बिन6[श 6ेना उतिच9 नहीं
होगा बिक उसे बिहार राज्य द्वारा समाबिह9 बिकया जाना चाबिहए-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने बिन6[श और आ6ेश
जारी करने में चूक की और उच्च न्यायालय के आ6ेश को रद्द कर बि6या गया।

सिसबि#ल अपीलीय के्षत्रातिधकारः सिसबि#ल अपील संख्या. 5709/2019

एल.पी.ए. नं 197/2018 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के बिनणDय और आ6ेश बि6नांक 05.11.2018
से।

6े#ाशीष भरुका,  रबि# भरुका,  सुश्री स#Dश्री,  जल्किस्Nन जॉजD ,  आबि6त्य सिंसघल,  अक्षय अमृ9ांशु,  सलाहकार
अपीलक9ाDओ ंके लिलए।

कुमार थिश#न, मनोज Nंडन, सुश्री 9ुलिलका मुखज7, सलाहकार, उRर6ा9ाओ ंके लिलए।

न्यायालय का बिनणDय सुनाया गया।

                                                                 Vetted by : Amit Kumar Verma
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डॉ. धनंजय #ाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश  

1. अनुमति9 6ी गई । 

2 यह अपील झारखंड के उच्च न्यायालय की एक खडंपीठ के एक फैसले से उत्पन्न हो9ी है,  सिजसके द्वारा
झारखण्ड के बि#द्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक बिन6[श जारी बिकया गया था बिक बिहार राज्य, झारखण्ड राज्य
से स्थानां9रण पर अपने कमDचारी के रूप में प्रथम प्रति9#ा6ी को स्#ीकार करने के लिलए आ6ेश जारी कर।े 

3. प्रथम प्रति9#ा6ी को 26 मई 1989 को एक आय#ु[बि6क तिचबिकत्सा अतिधकारी के रूप में बिनयकु्त बिकया गया
था,  जो इसके पनुगDठन से पहले बिहार राज्य में था।  15 न# ंर  2000 को,  बिहार पनुगDठन अतिधबिनयम के
परिरणामस्#रूप पू#D#97 राज्य को बिहार राज्य और झारखंड राज्य में बि#भासिज9 बिकया गया। परिरणामी राज्यों में
से बिकसी को भी अपनी से#ाओं के आ# ंNन के लिलए कमDचारिरयों से बि#कcप आमंबित्र9 बिकए गए थे। प्रथम
प्रति9#ा6ी ने बिहार राज्य का बि#कcप चनुा।

4. कें द्र सरकार ने 8 जून 2006 को कुछ बि6शा-बिन6[श जारी बिकए, सिजसमें परिरकcपना की गई थी बिक अंति9म
आ#ंNन के ा6 भी, कमDचारिरयों को 6ोनों राज्यों की आपसी सहमति9 से अनगुामी राज्यों में से बिकसी एक में
9नैा9 बिकया जा सक9ा ह।ै 9 फर#री 2007 को, कें द्र सरकार ने झारखंड राज्य को प्रथम प्रति9#ा6ी आ# ंबिN9
बिकया, सिजस पर कcयाण बि#भाग में बिहार सरकार ने 27 फर#री 2007 को एक अतिधसूचना जारी की, सिजसमें
प्रथम प्रति9#ा6ी को झारखंड राज्य में शाबिमल होने के लिलए कहा गया। 22 माचD  2007 को, प्रथम प्रति9#ा6ी
झारखंड राज्य में शाबिमल हुआ और सिजला सिसमडेगा में एक आय#ु[बि6क तिचबिकत्सा अतिधकारी के रूप में 9नैा9
थे।

5. 11  जन#री  2010  को,  प्रथम प्रति9#ा6ी ने बिहार राज्य को अपने पनुः आ# ंNन के लिलए एक आ#े6न
बिकया। 6ोनों राज्यों ने अनुरोध स्#ीकार कर लिलया और  30 जुलाई  2010 को,  प्रथम प्रति9#ा6ी को बिहार
राज्य को आ# ंबिN9 बिकया गया था। परिरणामस्#रूप, 6 सिस9ंर  2010 को,  बिहार सरकार में गृह बि#भाग ने
प्रति9#ा6ी की से#ाओ ंको, बिहार राज्य को, आ#ंबिN9 करने के औपचारिरक आ6ेश जारी बिकए।

6. प्रथम प्रति9#ा6ी की थिशकाय9 यह है बिक यद्यबिप उसने 6 अक्Nूर 2010 को उसे कायDमुक्त करने के लिलए
झारखंड राज्य को एक आ#े6न प्रस्9ु9 बिकया था,  लेबिकन उसे राह9 नहीं बिमली 9ाबिक #ह बिहार राज्य में
शाबिमल हो सके।

7. जो 9थ्यात्मक ल्किस्थति9 उभरकर सामने आ9ी है #ह यह है बिक प्रथम प्रति9#ा6ी ने झारखंड राज्य के एक
कमDचारी के रूप में काम करना जारी रखा, जहां उन्होंने 30 अप्रैल 2017 को से#ाबिन# ृलिR की आय ुप्राप्त की।
से#ाबिन# ृलिR से कुछ बि6न पहले, प्रथम प्रति9#ा6ी ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिरN यातिचका 6ायर
की, सिजसमें बिनम्नलिललिख9 अनु9ोष चाही गईःं -

‘‘(क) प्रति9#ा6ी सं 2 पर बिन6[श 6ेने के लिलए बिक यातिचकाक9ाD को बिहार राज्य में शाबिमल होने के
लिलए 9ुरन्9 राह9 6ें, मेमो नं0 स्N्र ा./झा./#ीआई.-244/10-10416 बि6नांबिक9 06.09.2010 में
बिनबिह9  अतिधसूचनाके  मध्य  नजर,  गृह  (बि#शेष)  बि#भाग  द्वारा  जारी,  बिहार  सरकार,  सिजसमें
यातिचकाक9ाD को 6ोनों उRरातिधकारी राज्यों की सहमति9 से बिहार राज्य को आ# ंबिN9 बिकया गया था।

                                                                 Vetted by : Amit Kumar Verma

                                                                                  Civil Judge (J.D.), Outlying Court Jalalabad, Shahjahanpur.

2019(7) eILR(PAT) SC 74



ख) प्रति9#ा6ी सं  3 को आगे बिन6[थिश9 करने के लिलए गृह  (बि#शेष) बि#भाग, बिहार राज्य द्वारा जारी
मेमो नं0  स्N्र ा./झा./#ीआई.-244/10-10416  बि6नांबिक9  06.09.2010  में बिनबिह9 अतिधसचूना
के आलोक में यातिचकाक9ाD की बिहार राज्य में कायDभार ग्रहण स्#ीकार करने हे9ु।

(ग) उRर6ा9ाओ ं1 # 2 को इस माननीय न्यायालय को यह समझाने का बिन6[श 6ेना बिक बिकस शबिक्त
और अतिधकार के 9ह9 आ# ंNन के बिनणDय के ा#जू6 यातिचकाक9ाD  को अभी 9क बिहार राज्य में
शाबिमल होने से राह9 नहीं बिमली है,  ा#जू6 इसके बिक 6ोनों उRरातिधकारी राज्यों की सहमति9 से
यतिचकाक9ाD को बिहार राज्य को आ# ंबिN9 करने का फैसला ह।ै’’

8. 31 जुलाई 2017 को, प्रथम प्रति9#ा6ी के से#ाबिन# ृR होने के ा6, झारखंड राज्य ने 30 अप्रैल 2017 से
उन्हें राह9 6ेने की घोषणा की। प्रथम प्रति9#ा6ी के लिलए बिहार में से#ाबिन# ृलिR की आय ु67 #षD  लागू ह,ै जबिक
झारखंड राज्य में, जहां उन्होंने काम बिकया था, उन्होंने 60 #षD  की आय ु9क पहुचंने पर से#ाबिन# ृलिR की आयु
प्राप्त की। 

9.  रिरN यातिचका को बि#द्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति9 6ी गई थी और तिड#ीजन ेंच द्वारा पत्र पेNेंN
अपील में आ6ेश की पुबिy की गई ह।ै

10.  तिड#ीजन ेंच के फैसले की सत्य9ा पर स#ाल उठा9े हुए,  अपीलक9ाD  की ओर से उपल्किस्थ9 बि#द्वान
#कील श्री 6े#ाशीष भारुका ने प्रस्9ु9 बिकया बिक प्रथम प्रति9#ा6ी के अनुरोध के अनुसरण में, बिहार राज्य को
6ोनों राज्यों की आपसी सहमति9 के साथ एक आ# ंNन बिकया गया था। हालाँबिक, 6 सिस9ंर 2010 को बिहार
राज्य को उनके आ# ंNन के ा#जू6, प्रथम प्रति9#ा6ी ने 2017 में से#ाबिन# ृR होने 9क झारखंड राज्य में काम
कर9े रहे। अपीलक9ाD के अनुसार, बिहार राज्य में कोई रिरबिक्त उपलब्ध नहीं है सिजसके लिखलाफ अ प्रति9#ा6ी
को समाबिह9 बिकया जा सक9ा ह।ै यह भी आग्रह बिकया गया है बिक यह के#ल 2017 में था बिक प्रति9#ा6ी ने 6
सिस9ंर 2010 के आ6ेश को लागू करने के लिलए रिरN कायD#ाही शुरू की, सिंजस समय 9क #ह झारखड राज्य
में से#ाबिन# ृलिR के कगार पर था। इसलिलए, यह प्रस्9ु9 बिकया गया है बिक अ झारखंड राज्य से से#ाबिन# ृR होने
#ाले प्रथम प्रति9#ा6ी, 6 सिस9ंर 2010 के आ6ेश के अनुसरण में अनु9ोष नहीं मागं सक9े हैं। इसके अला#ा,
यह प्रस्9ु9 बिकया गया बिक उसे 12 अक्Nूर 2015 को सूतिच9 बिकया गया था बिक बिहार राज्य में शाबिमल होने
के लिलए उनका आ#े6न, रिरबिक्त के अभा# में स्#ीकार नहीं बिकया जा सका और उसके ा6 भी, प्रति9#ा6ी द्वारा
यह सुबिनति|9 करने के लिलए कोई क6म नहीं उठाया गया बिक झारखंड राज्य ने उन्हें राह9 6ी 9ाबिक उन्हें
बिहार राज्य की से#ाओ ंमें शाबिमल होने में सक्षम नाया जा सके। श्री भारुका ने आग्रह बिकया बिक यह के#ल
से#ाबिन# ृलिR की ढ़ी हुई समय सीमा का लाभ लेने की दृबिy से था बिक प्रथम प्रति9#ा6ी अ झारखण्ड से
से#ाबिन# ृR होने के ा6 बिहार राज्य में स्थानां9रिर9 होने का प्रयास कर रहा ह।ै

11. 6सूरी ओर, श्री मनोज Nंडन, पहले प्रति9#ा6ी की ओर से उपल्किस्थ9 बि#द्वान #कील ने आग्रह बिकया बिक  6
सिस9ंर 2010 को बिहार राज्य को उनकी से#ाओ ंके आ# ंNन के ा6, उस अतिधसूचना को #ापस नहीं लिलया
गया ह।ै बि#द्वान #कील ने कहा बिक पहले प्रति9#ा6ी ने 6ोनों राज्यों के साथ सभी प्रयास बिकएः बिहार सरकार के
साथ से#ा में शाबिमल होने की मागं कर9े हुए और झारखंड सरकार के साथ मांग करके कायDमुक्त होना चाबिहए।
चूंबिक उन्हें झारखण्ड राज्य से राह9 नहीं बिमली थी, यह आग्रह बिकया गया था बिक उनके पास से#ा में ने रहने
के अला#ा कोई बि#कcप नहीं था। इसलिलए,  यह प्रस्9ु9 बिकया गया है बिक ज 9क उन्हें बिहार राज्य को
आ#ंबिN9 करने की अतिधसूचना जारी रह9ी है, उस प6 पर ने रहने के लिलए, 9 9क अपीलक9ाDओ ंके पास,
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भले ही #ह झारखण्ड राज्य में से#ाबिन# ृलिR की आयु प्राप्त कर चुका है, उसे लाभ से # ंतिच9 करने का कोई
कारण नहीं था। ।

12. न्यायालय के समक्ष आने #ाले 9थ्यों से संके9 बिमल9ा है बिक 2000 में 6ोनों राज्यों के पनुगDठन के ा6,
प्रथम प्रति9#ा6ी को शुरू में 9 फर#री 2007 को झारखंड राज्य को आ# ंबिN9 बिकया गया था। 2010 में, ज
प्रति9#ा6ी ने बिहार राज्य को बिफर से आ# ंNन की मांग की, जो 6ोनों राज्यों की सहमति9 से कें द्र सरकार के
बि6शाबिन6[शों के 9ह9 स्#ीकायD  था, 9ो उनके अनुरोध को स्#ीकार कर लिलया गया था और #ास्9# में उन्हें 06
सिस9म्र 2010 को बिहार राज्य को आ# ंबिN9 बिकया गया था। प्रथम प्रति9#ा6ी की थिशकाय9 स्पy रूप से यह
है बिक झारखडं राज्य ने उसे राह9 नहीं 6ी। हालाँबिक, प्रथम प्रति9#ा6ी ने अपने काननूी उपचारों को पाने के
लिलए कोई क6म नहीं उठाया,  ज #ह झारखण्ड राज्य के बिनणDय से व्यथिथ9 था बिक उसे से#ा से मुक्त करे
9ाबिक #ह बिहार राज्य में शाबिमल हो सके। प्रथम प्रति9#ा6ी ने कानून के 9ह9 अपने अतिधकारों और उपचारों
को इस 9रह की राह9 के लिलए सहारा नहीं लिलया,  जैसा बिक उस स्9र पर उपलब्ध हो9ी। इसके जाय,
उन्होंने  7  #ष• 9क झारखण्ड राज्य के लिलए काम करना जारी रखा और  30  अप्रैल  2017  को से#ा से
से#ाबिन# ृR हुए। झारखंड सरकार ने  31  जुलाई  2017  को उनकी से#ाबिन# ृलिR के ा6 उन्हें राह9 6ेने का
आ6ेश बि6या, सिजसका कोई परिरणाम नहीं ह।ै प्रथम प्रति9#ा6ी को यह सुबिनति|9 करने के लिलए कानून के 9ह9
उसके पास उपलब्ध उपायों का पालन नहीं करने के लिलए स्#यं सिजम्मे6ार होना चाबिहए बिक झारखंड राज्य ने
उसे बिहार राज्य में  शाबिमल  होने  के  लिलए कायDमुक्त का एक आ6ेश  जारी बिकया।  अ झारखंड राज्य में
से#ाबिन# ृलिR की आय ुप्राप्त करने के ा6, #ह राज्य सिजसमें #ह मूल रूप से बिनयकु्त था और जहां पुनः आ# ंNन
के आ6ेश के ा#जू6 प्रति9#ा6ी ने सा9 साल 9क काम बिकया, यह स्पy रूप से अनुतिच9 होगा बिक उसे बिहार
राज्य द्वारा समाबिह9 बिकया जाना चाबिहए। इस 9थ्य से बिcकुल अलग बिक बिहार राज्य ने न्यायालय के समक्ष
प्रस्9ु9 बिकया है बिक उनके पास कोई रिरबिक्तयां नहीं हैं, प्रति9#ा6ी ने 6 सिस9ंर 2010 के आ6ेश के 9ह9 अपने
अतिधकारों को लागू करने के लिलए क6म नहीं उठाए, 9 भी ज बिहार राज्य ने उन्हें 12 अक्Nूर 2015 को
सूतिच9 बिकया बिक #ह उनकी से#ाओ ंको स्#ीकार करने में असमथD  था।

13. हमारा बि#चार है बिक अपील में उच्च न्यायालय के बि#द्वान एकल न्यायाधीश और तिड#ीजन ेंच ने प्रति9#ा6ी
की ओर से अनु9ोष के लिलए प्राथDना को स्#ीकार करने में त्रुबिN की।

14. हम 96नुसार अपील की अनमुति9 6े9े हैं और उच्च न्यायालय के आके्षबिप9 बिनणDय # आ6ेश बि6नांबिक9 5
न#र 2018 को रद्द कर9े हैं। इन परिरल्किस्थति9यों में, लाग9 के सम्न्ध में कोई आ6ेश नहीं होगा। 

15. लंबि9 आ#े6न (आ#े6नों), यबि6 कोई हो, का बिनस्9ारण बिकया जाएगा।

बिनतिध जैन    अपील स्#ीकृ9।

बि#तिधक सन्6भDः-
1- सिसबि#ल अपीलीय के्षत्रातिधकारः सिसबि#ल अपील संख्या. 5709/2019
2- एल.पी.ए. नं 197/2018 झारखंड उच्च न्यायालय।

                                                                 Vetted by : Amit Kumar Verma

                                                                                  Civil Judge (J.D.), Outlying Court Jalalabad, Shahjahanpur.

2019(7) eILR(PAT) SC 74


